जनजातियों की आर्थिक समस्यांऐ और समकालीन चुनौतियां by Shinde, Pramod
 
 
Vol-3, Issue-1, Dec 2021   ISSN (P): 2582:8800 




जनजातियों की आतथिक समसयाांऐ और समकालीन चनुौतियाां 















भारत दशे में गोंड और आददवासी समाज जगंलों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं दजनकी कम से कम 
आबादी   ३ करोड के ऊपर ह ै |  2006  मैं आददवादसयों  को आज के हक ददलाने के दलए   फॉरेस्ट   लॉ  पास दकया  
गया | आधं्र प्रदशे की राजधानी  हदैराबाद में इसकी समीक्षा  हुई थी |  एन आई आर डी (NIRD) कैं पस में  दो ददवसीय 
इस सरकारी समीक्षा सभा में आधं्र प्रदशे, कनााटक, तदमलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, ददल्ली, उडीसा तथा महाराष्ट्र के 
प्रदतदनदध उपदस्थत थे | महाराष्ट्र  राज्य  से चांदागढ़ (चंद्रपरु)   के गोंडराजा  डॉ. दबरशाहा  आत्राम  और राजकुवर 
दवक्ांतशाह आत्राम उपदस्थत थे|    
 आददवासी  जगंलों में रहकर  अपना गजुर-बसर करते हैं खेत खदलयान करते हैं उन्हें उनकी जमीन के पट्टे भारत 
सरकार द्वारा दनेे के दलए और उनका जगंलों पर हक मान्य करने के दलए 2006  का फॉरेस्ट  लॉ  पर बैठक चल रही थी 
और उसमें संशोधन कर आददवासी  गोंड के ऊपर  होने वाले अत्याचार को खत्म करने के दलए व्यवस्था में पररवतान हो 
रहा था|   इस पर अन्य प्रांतों के  आददवासी (दवदभन्न)  आददवादसयों के मदुखया उपदस्थत रहकर सझुाव  द े रह े थे 
आददवासी घबरा गये| जो अदधकार आददवासी अन्य जनजादतयों के  साथ गोंड समदुाय को दमला था  वह सरकार से  
खतरे में पड  गया|   
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प्रसिावना: 
इसमें भारत सरकार के कें द्रीय सदमदत ने इस सभा में  अन्य  प्रांतों  के आददवासी  मदुखयाओ के सधुार के   साथ 
गोंडराजा डॉ. दबरशाहा  आत्राम   का प्रस्ताव स्वीकार करके  कें द्र सरकार ने 2006 का फॉरेस्ट कायदा मजंरू कर  
आददवादसयों को उनकी जगंलों में दस्थत जमीन मकान और खतेीयों को अदधकार  मजंरू करके जमीनों को   आददवादसयों 
को  बांट कर दनेे का काया शरुू दकया |  बहस में आदखरी ददन  महाराष्ट्र राज्य चांदा गढ़ के  गोंडराजा  डॉ. दबरशाहा  
आत्राम  इन्होंने सरकार को सझुाव ददया दक, मध्य भारत के साथ  रेड कॉररडोर में  आने वाले  सभी  आददवादसयों  को  
पांचवी  सचूी  से  दनकाल कर ६वी  सचूी में  भारतीय संदवधान के अतंगात लाने से  दकसी फॉरेस्ट लॉ  बनाने की  जरूरत 
कें द्र सरकार को नहीं   पडेगी |  आददवासी बहुल छठवी सूची के सभी स्टेट ( राज्य) खदु-ब-खदु जगंल अदधकार कानून 
बनाकर अपना अदधकार जता पाएगं|े   
सांशोधनके उदे्दश: 
1. जनजादतयों की आदथाक समस्यांऐ और समकालीन चनुौदतयों को समझना। 
2. जनजादतयों की आदथाक समस्यांऐ  और व्यवस्था का अध्ययन। 
 
 तवशे्लषन: 
इसके दलए आददवासी प्रकल्प अदधकारी,  आददवासी दवकास आयकु्त और राज्यों की आददवासी दवकास मतं्री 
द्वारा अदधकार सौंपने  का काया शरुू हुआ|   अवधै रूप से फॉरेस्ट जमीनों को (वन जमीन)  अदधकाररक होता दखे कुछ 
राजनीदतक पादटायों को बडा ददा हुआ व ेसपु्रीम कोटा चले गए और जनदहत यादचका डाल कर  कहने लग ेपयाावरण का 
नकुसान हो रहा ह|ै  आददवासी  गोंडो को  जगंलों से बाहर दनकालो|  इससे यह हुआ दक,   जगंलों में रहने वाले 20 लाख 
से ज्यादा आददवासी खतरे  में  पड  गए  |  
 अन्य राज्यों के  रेड कॉररडोर म े रहने वाले आददवासीयों की जनगणना की संख्या दगनती में अदधकाररयों न े
गडबड कर दी |  दफर भी 45 म ेसे 24 लाख आददवादसयों की दावदेारी स्वीकार कर ली गई दफर भी  जगंल जमीन 
दवतरण में 22 लाख आददवासी अस्वीकृत रह गए|  20 से 23  लाख आददवासी संकट के घरेे में आए दजन्हें जगंलों में 
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रहते हुए भी जमीन का मादलकाना  हक  नहीं  दमला|  ऐसे समय में भारत सरकार 2014 में बदल गई और बीजपेी  
भारतीय जनता पाटी की सरकार आई|  सरकार  के दबाव में भारत सरकार के न्यादयक कई व्यवस्थाये  बादधत होने लगी 
दजसमें सपु्रीम कोटा भी शादमल होते ददखाई दनेे लगा|   2014 से जगंलों के 2006 के काननू को सरकार ने  बदलने का 
फैसला दलया,   दजसके तहत वन मतं्रालय,  न्याय व्यवस्था  और  प्रशासकीय  व्यवस्था आती थी |  धीरे - धीरे   सरकार 
ने अपने खदु के फायद के  दलये  सरकारी,  गरै सरकारी नमुाइदं ेहर जगह दनयकु्त करते गए दजससे न्याय व्यवस्था बादधत 
होने लगी|  
  सपु्रीम कोटा भी इससे अछूता नहीं रह सका | तब जाकर जंगलों में रह रह ेआददवादसयों पर गाज दगरी | सरकार 
चाहती थी की    सपु्रीम  कोटा ने पाररत दकये काननू से  जगंलों के  आददवादसयों को बेदखल दकया जाए|  इसमें 2014 स े 
चली आ रही  कें द्र की बीजपेी सरकार ने "पेसा"  काननू में हरेफेर करना  शरुू दकया|   स्वगीय  ददलीप दसंह भरूरया  के  
अगवुाई में   आयोग  बनाकर पेसा  काननू  लाया गया|  गोंड गण समहू और उनके 47 उपशाखाओ ंमें यह दवश्वास ह ैदक 
उनके पररवार का कोई भी सदस्य अगर मतृ होता ह ैतो वह भतू-प्रेत, शतैान नहीं होता। इसदलए मतृ व्यदक्त का दजतना 
जल्दी हो सके ‘दवेकारण’ गोंडी दवेताओ ंमें मतृक आत्मा को दमलाने का दवदध जो धादमाक मान्यता से परंपरागत चला 
रहा ह ैउसे दकया जाता ह ैइस प्रकार गणुों में मतृक की आत्मा को सम्मान ददया जाता ह।ै सवाशदक्तमान गोंडों के आराध्य 
पेरसापेन दवेताओ ं और गोंड गणों के पवूाज गोंड पररवार के मतृ व्यदक्त की आत्मा को अपने में समादवष्ट कर लेते हैं 
इसीदलए गोंड गणों के सामादजक व्यवस्था में मतृ व्यदक्त को जलाने की प्रथा पर सामादजक प्रदतबंध ह।ै गोंड गण समाज 
गरै धमों की प्रथा को मान्यता ना दें दजससे उसके सामादजक व्यवस्था का जो स्वतंत्र अदस्तत्व ह ैवह खतरे में पड जाए। 
इसको व ेसरुदक्षत रखकर समाज को एकता में रखते हैं गरुु गरुू पहांदीपारी कुपार दलंगो की दशक्षा को वह सवाथा सन्मान 
दकेर दनयमों का पालन करते हैं गोंड गण समहू के सामादजक काननू व्यवस्था और रायपंचायत भी दकसी गरै धमा के परंपरा 
को गोंड गण समहू के सामादजक परंपरा के साथ उपयोग में लाने की मान्यता नहीं दतेे दफर से हमें यह समझना चादहए दक 
गोंड गन समहू और उसके 47 उपशाखा ह ैयह दवश्वास रखती ह ै दक सवाशदक्तमान पेरसापेनपर ही उनके प्रमखु दवेता ह ै
और कोई नहीं। अदखल भारतीय गोंडी धमा संसद यह सधुाररत दनयमों को संशोदधत कर व्यथा के बातों को छोड महत्वपणूा 
तत्व ज्ञान पर ही गोंडी धमा के समाज काननू को चलाने के दलए कायाादन्वत कर रही ह ैऔर उसे गोंडी संसद और गोंडी 
सामादजक काननू सदमदत मान्यता प्रदान करती ह।ै 
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तनष्कषि: 
पेसा  काननू बनाने की कोई मांग आददवासी जनजादतयो ने  भारत दशे के भारत सरकार को नहीं की थी|   पेसा  
काननू में " ग्राम दवकास के अदधकार ग्राम के हाथ" दजसमें ग्राम संरक्षण,   जमीन अदधग्रहण ऐसे मदु्दों को सामने रखकर  
कुछ बातों में फायद ेभी ददखा कर  इसी काननू में दसूरा उलझा हुआ मदु्दा जो लाया गया वह सरकार अपने अदधकार से 
दबना ग्राम को पछूते हुए जबरदस्ती  से जगंल जमीन अदधग्रदहत कर सकती ह|ै   
आददवादसयों ने  पेसा  काननू का छुपा हुआ एजेंडा समझने में दरेी की  और पेसा  काननू पास हुआ|  इसीदलए सपु्रीम कोटा 
को   आधार प्राप्त हुआ दक  सरकार के दहत में अगर वन जमीन वह अदधग्रदहत करना चाहती   ह ैतो दबना कुछ कह ेवह ( 
कें द्र सरकार)    फॉरेस्ट लॉ  2006 को दनरस्त करके  आददवादसयों से जमीन  दबना मआुवजा ददए हस्तगत कर सकते हैं|  
और अगर आददवासी,   वनवासी या  दगररजन  बीच  में आकर कें द्र सरकार के आडे आते हैं तो उन्हें दबना दझझक बंदकू 
की गोदलयों से मार डाला जा सकता ह|ै  इस पर सपु्रीम कोटा की सहमदत के बाद कें द्र की   सरकार ने तत्काल प्रस्ताव को  
रेड कॉररडोर के अतंगात आने वाले सभी राज्यों के  वन मदंत्रयों को  भजेा  गया जहां पर बीजपेी का शासन ह ैतादक  
आदशेों   के प्रस्तावों को मान्यता दमल सके|     
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